भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्‍य सभा
मौखिक प्रश्‍न सं. *147 
सोमवार, 24 दिसंबर, 2018/3 पौष, 1940 (शक)
राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगने वाले पथकर (टोल) में वृद्धि किया जाना
*147. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगने वाले पथकर (टोल) को कम्पनियां मनमाने तरीके से लगातार बढ़ाती रहती हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर वसूले जाने के संबंध में नियम क्या हैं; और
(ग) सरकार इनकी निगरानी किस प्रकार से करती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क) से (ग):
एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।
 

‘राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगने वाले पथकर (टोल) में वृद्धि किया जाना’ के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह नागर द्वारा दिनांक 24.12.2018 के लिए पूछे गए राज्‍य सभा मौखिक प्रश्‍न संख्‍या *147 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(क) से (ग):
जी, नहीं। सरकार ने 05.12.2008 को राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 को अधिसूचित किया है और समय-समय पर यथा संशोधित ये नियम 5.12.2008 को या उसके पश्‍चात शुरू की गई परियोजनाओं के लिए प्रयोक्‍ता फीस को निर्धारित करने के लिए लागू होते हैं। 5.12.2008 से पूर्व पूर्ण किए गए खंडों के लिए फीस का संग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खंड / राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल / अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्‍यक्‍ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के अनुसार; और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के पश्‍चात पूर्ण किए गए खंडों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस की दर) नियम, 1997 के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किसी खंड पर प्रयोक्‍ता शुल्क का संग्रहण केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित व्यक्तिगत अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाता है। यदि राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी विशेष खंड को किसी राज्य सरकार / संघ राज्‍य क्षेत्र को सुपुर्द किया जाता है, तो केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का अनुपालन संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्‍य क्षेत्र की निष्‍पादन एजेंसी द्वारा किया जाता है।
वर्तमान में, लोक वित्त पोषित और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्‍ता शुल्‍क दरों को संशोधित किया जा रहा है। तथापि, 5.12.2008 से पूर्व सौंपी गई पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रयोक्‍ता फीस दरों को राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार और साथ ही संबंधित रियायत करार (रों) के अनुसार निर्धारित एवं संशोधित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के अनुसार आधार दरों को प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से निश्चित 3% तक और थोक मूल्‍य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 40% तक वार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है। हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस की दर) नियम, 1997 के अनुसार, डब्ल्यूपीआई के आधार पर प्रत्‍येक पांच वर्षों के पश्‍चात फीस-दर की समीक्षा की जा सकती है।
प्रयोक्‍ता फीस संशोधन का तंत्र पूर्णत: फीस नियमों के प्रावधानों के अनुसार फीस अधिसूचना  पर आधारित होता है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें प्रयोक्‍ता फीस दरों को भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
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